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राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1448

 24 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए
सशस्त्र बलों के लिए युवाओं को आकर्षित करना

1448. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर :
 
 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्या यह सच है कि देश के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए आकर्षित करने हेतु किए गए समन्वित प्रयासों के बावजूद सशस्त्र बल करीब 9000 अधिकारियों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख)
क्या सरकार इसका कारण पता लगा सकी है; 

(ग)
क्या यह सच है कि सशस्त्र बलों में पदोन्नति की संभावनाओं की कमी है; और

(घ)
यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निजात पाना संभव नहीं है ?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)
(क) से (घ) :
एक विवरण संलग्न है ।
''सशस्त्र बलों के लिए युवाओं को आकर्षित करने'' के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1448 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण 

(क) और (ख):  तीनों सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	सेना
	प्राधिकृत संख्या
	धारित संख्या
	कमी

	सेना *
	50028 (31.3.2018 की स्थिति के अनुसार)
	42734 (1.7.2018 की स्थिति के अनुसार)
	7294

	नौसेना #
	11415
	9925
	1457

	वायुसेना #
	12584
	12392
	192


*
एएमसी, एडीसी एवं एमएनएस को छोड़कर
#
एएमसी एवं एडीसी को छोड़कर

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है । प्राधिकृत और धारित संख्या में अंतर कमीशनिंग चक्र, अधिकारियों का अवधि से पहले अलग होना इत्यादि के कारण घटता-बढ़ता रहता है । अफसरों के संवर्ग में यह अंतर अन्य बातों के साथ-साथ बहु एवं आकर्षक वैकल्पिक कैरियर अवसरों की उपलब्धता और प्रवेश स्तर पर कड़े गुणात्मक चयन मानदंड के कारण होता है ।

सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं । इनमें सतत छवि प्रोजेक्शन, चुनौतीपूर्ण एवं संतोषजनक कैरियर चुनने के लाभों के बारे में युवाओं के  बीच  जागरूकता फैलाने के लिए कैरियर मेलों एवं प्रदर्शनियों और प्रचार अभियानों में भागीदारी शामिल है ।
(ग) और (घ) : सशस्त्र सेनाओं में प्रोन्नति की संभावना स्वीकृत उपलब्ध पद की संख्या द्वारा निर्देशित है और इसकी पिरामिड रूपी संरचना कमान और नियंत्रण तथा सेना की कार्यात्मक आवश्यकताओं द्वारा अधिदेशित है । अफसरों के संदर्भ में प्रोन्नत नीतियों की अफसरों की संगठनात्मक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षा की जाती है । प्रोन्नत नीति में और अधिक सुधार करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वाधिक प्रतिभाशाली ही शीर्ष पद पर पहुंचे और नेतृत्व के उच्चतम मानक सुनिश्चित हों । 
******
